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3ए - 3 - भत्ता - 01 / 2017 - 5746 /वि० 


वित्त विभाग 

संकल्प 

___ 30 जुलाई 2018 
विषयः बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों के लिए वर्दी भत्ता ( धुलाई भत्ता 

सहित ) एवं राज्य के प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड ) के प्रशिक्षकों को 
प्रशिक्षण भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति के संबंध में । 

वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 8717 , दिनांक 19. 09 .2011 के द्वारा बिहार अभियोजन सेवा के 
पदाधिकारियों को 2000/ - रुपये प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता के रूप में एवं 200 रुपये प्रतिमाह वर्दी धुलाई भत्ता के रूप 
में भुगतान करने का निर्णय लिया गया था । साथ ही वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 1281 , दिनांक 14. 02 . 2011 
के द्वारा राज्य के प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड ) में विभिन्न सेवाओं के प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों को मूल 
वेतन का 15 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता की स्वीकृत दी गयी थी । 

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , 
दिनांक 24. 05. 2017 द्वारा राज्य कर्मियों को दिनांक 01 .01. 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति 
दी गई है । साथ ही वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 8043 , दिनांक 11. 10 .2017 , 8044 , दिनांक 11. 10 . 2017, 8045 , 
दिनांक 11 . 10. 2017 तथा 1172, दिनांक 15.02.2018 द्वारा राज्य कर्मियों को विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षित दर की 
स्वीकृति दी जा चुकी है । 

3. राज्य वेतन आयोग द्वारा बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों के लिए वर्दी एवं धुलाई 
भत्ता तथा राज्य के प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड ) के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता के पुनरीक्षित दर के 
सम्बन्ध में अनुशंसा नहीं होने के कारण इन भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति नहीं दी जा सकी। इस सम्बन्ध 
में विभागों द्वारा इन भत्तों के पुनरीक्षित दर सम्बन्धी सरकार के निर्णय की अपेक्षा की जा रही है । अतः उक्त 
भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 अगस्त 2018 


4. सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि 

बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को वर्दी भत्ता ( धुलाई भत्ता सहित ) के 
रूप में ₹8000 /- प्रतिवर्ष देय होगा । यह भत्ता वित्तीय वर्ष 2018 - 19 से प्रभावी 
होगा । 
राज्य के प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड ) में प्रशिक्षण कार्य हेतु विभिन्न 
सेवाओं के प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों को आदेश निर्गत की तिथि से मूल वेतन का 
12 प्रतिशत , प्रशिक्षण भत्ता देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 743-571 + 10 डी0टी0पी0 । 
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